
परमाण ुऊर््जजा विभाग के “विजन डॉक्यूमेेंट फॉर अमतृ काल” मेें 2047 तक परमाण ुक्षमता को लगभग 100 गीगावाट तक पहुुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 
भारत मेें परमाण ुऊर््जजा की स्थिति

	 2022-23 मेें भारत के कुल बिजली उत्पादन मेें परमाण ुऊर््जजा का योगदान लगभग 3% था। इस प्रकार यह देश मेें बिजली उत्पादन का पाचंवा ंसबसे बड़़ा स्रोत बन गया है।
	 न्यूक्लियर पावर कॉर्पोर�ेशन इंडिया लिमिटेड (NPCIL) वर््तमान मेें 7 परमाण ुसंयंत््रोों  मेें 24 रिएक्टर संचालित करता ह।ै इन रिएक्टर््स की कुल क्षमता 8,180 मेगावाट 

(MW) ह।ै
भारत मेें परमाण ुऊर््जजा की आवश्यकता क््योों  है?

	 ऊर््जजा की बढ़ती मागं: बढ़ती जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर््थव्यवस्था के 
कारण भारत इस दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़़ी अर््थव्यवस्था बनने की 
ओर अग्रसर है।

	 सीमित जीवाश्म ईंधन: कोयला, तले और प्राकृतिक गैस के लिए आयात पर 
निर््भरता भारत की ऊर््जजा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के समक्ष एक बड़ा एक 
जोखिम ह।ै

	 पर््ययावरणीय लाभ: बिजली उत्पादन के लिए कोयले की जगह परमाण ुऊर््जजा 
के उपयोग से प्रति यनूिट बिजली उत्पादन पर 1 किलोग्राम CO2 उत्सर््जन 
की बचत होगी। साथ ही, इससे भारत को 2070 तक निवल-शून्य उत्सर््जक 
बनने मेें मदद मिल सकती है।

परमाण ुऊर््जजा से जडु़़ी चितंाएं
	 कच्चा माल: यरेूनियम भंडार की कमी और आयात पर निर््भरता के कारण 

परमाण ुऊर््जजा क्षमता का विस्तार बाधित होता है।
	 शुरू मेें बहुत अधिक लागत: कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर््जजा स्रोतो ंकी 

तलुना मेें परमाण ुऊर््जजा संयंत्र  स्थापित करने मेें शुरू मेें पंूजीगत लागत अधिक 
आती ह।ै

	 रेडियोधर्मी अपशिष्ट: रेडियोधर्मी अपशिष्ट का दीर््घकालिक भंडारण और निपटान एक जटिल समस्या है। इसके अलावा, चेर्नोबिल जसैी घटनाओ ंके कारण, जनता मेें 
रेडियोधर्मी पदार्थथों के प्रति अधिक डर बना रहता है।

नेस्ले मामले मेें फैसले के मद्देनजर स्विट््जरलैैंड ने भारत के साथ कर संधि के तहत “मोस्ट फेवर््ड नेशन (MFN)” का दर्जा निलंबित कर दिया है

1 जनवरी, 2025 से स्विटज्रलैैंड भारत के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) मेें MFN क्लॉज को निलंबित कर देगा।
	 सुप्रीम कोर््ट का 2023 का फैसला: सुप्रीम कोर््ट ने निर््णय दिया था कि यदि भारत ने किसी देश के साथ टैक्स का समझौता उस देश के OECD मेें शामिल होने से पहले 

किया ह,ै तो MFN क्लॉज स्वतः लागू नही ंहोगा।
	 DTAA की अधिसूचना जरूरी: सुप्रीम कोर््ट ने कहा कि किसी देश के साथ DTAA तब तक लागू नही ंहो सकता, जब तक इसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 

अधिसूचित न किया जाए।
	 भारत-स्विटज्रलैैंड DTAA: यह कर संधि 1994 मेें लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य आय पर दोहरे कराधान से बचाव करना था।

MFN क्लॉज के निलंबन के प्रभाव
	 भारतीय कंपनियो ंपर कर का बोझ बढ़़ेगा: भारतीय कंपनियो ंके लिए स्विटज्रलैैंड मेें अर्जित 

लाभाशं पर विदहोल््डििंग टैक्स 5% से बढ़कर 10% हो जाएगा।
	 भारत मेें स्विस निवश पर प्रभाव: भारत-स्विटज्रलैैंड DTAA के अनुसार, अब भारत से 

लाभाशं प्राप्त करने वाली स्विस कंपनियो ंपर भी 10% की दर से विदहोल््डििंग टैक्स लगेगा।
	 अन्य देशो ंद्वारा MFN क्लॉज का पुनर््ममूल््याांकन: भारत के साथ किए गए कर समझौतो ंमेें 

MFN क्लॉज के प्रभाव और लागू होने के तरीके को लेकर अन्य देशो ंद्वारा पुनर्विचार की 
संभावना उत्पन्न हो सकती है।

	 अन्य प्रभाव: MFN क्लॉज का निलंबन मुख्य रूप से लाभाशं पर टैक्स रेट से संबं  धित है। 
इसलिए DTAA से संबंधित अन्य लाभो ंया EFTA (यरूोपीय मकु्त व्यापार संघ) निवशो ंपर 
कोई प्रभाव नही ंपड़ेगा। 

मोस्ट फेवर््ड नेशन (MFN) के बारे मेें
	 परिभाषा: MFN सिद््धाांत के अनुसार, किसी WTO सदस्य द्वारा दूसरे 

सदस्य को दी गई अनुकूल व्यापार शर्ततें, WTO के अन्य सभी सदस््योों  पर भी 
लागू होनी चाहिए।

	 उद्देश्य: अतंर््रराष्ट्रीय व्यापार मेें समानता को बढ़़ावा देना, व्यापार मेें भेदभाव 
को रोकना और सभी सदस््योों  के साथ समान रूप से व्यवहार सुनिश्चित करना।

	ज नरल एग्रीमेेंट ऑन ट््ररेड इन सर्विसेज (GATS) के अनुच्छेद 2 और 
ट््ररेड-रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइटस् (TRIPS/ ट््ररिप्स) 
समझौत ेके अनुच्छेद 4 मेें मोस्ट फेवर््ड नेशन को प्राथमिकता दी गई है।

परमाण ुऊर््जजा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
	 तमिलनाडु के कलपक्कम मेें यरेूनियम-233 का उपयोग करत ेहुए विश्व का पहला थोरियम आधारित 

परमाण ुसंयंत्र “भवनी” स्थापित किया जा रहा ह।ै
	 परमाण ुऊर््जजा (संशोधन) अधिनियम, 2015: यह NPCIL को अपने परमाण ुऊर््जजा कार््यक्रम के 

विस्तार हते ुधन जुटाने के लिए भारत के सार््वजनिक क्षेत्रक के अन्य उपक्रमो ंके साथ संयकु्त उद्यम 
स्थापित करने मेें सक्षम बनाता है।

	 भारत का 3-चरणीय परमाण ुऊर््जजा कार््यक्रम
	 चरण-I:

	♦ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWR):
	» ईंधन के रूप मेें प्राकृतिक यरेूनियम (Natural Uranium) का उपयोग।
	» मॉडरेटर और कूलेेंट के रूप मेें हैवी वाटर/ भारी पानी (D2O) का उपयोग।
	» प्लूटोनियम-239 का उत्पादन।

	 चरण-II:
	♦ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR):

	» पहले चरण से प्राप्त यरेूनियम-238 और प्लूटोनियम-239 का उपयोग।
	 चरण-III:

	♦ एडवासं््ड हैवी वाटर रिएक्टर (AHWR):
	» ईंधन के रूप मेें थोरियम और यरेूनियम के मिश्रण का उपयोग।

15 & 16   दिसंबर, 2024

केें द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक तीन गुनी हो जाएगी
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मोल्दोवा ने ‘अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) फ्रे मवर््क  समझौता’ पर हस्ताक्षर किए

केें द्र सरकार ने ‘अंतर्देशीय जलमार््ग’ को बढ़़ावा दनेे के लिए “जलवाहक” योजना का शुभारंभ किया

“जलवाहक” योजना का उद्देश्य लागत प्रभावी तरीके से अंतर्देशीय जलमार्गगों के माध्यम से कार्गो की सुरक्षित और समय पर आवाजाही सुनिश्चित करना तथा व्यावसायिक उद्यमो ं
को प्रोत्साहित करना ह।ै

	 साथ ही, इस योजना के तहत राष्ट्रीय जलमार््ग (NW)-1, NW-2 और NW-16 पर संध ारणीय एवं लागत प्रभावी परिवहन को बढ़़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा।
“जलवाहक” योजना के बारे मेें

	 मंत्रालय: केें द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार््ग मं त्रालय
	 इस योजना को भारतीय अतंर्देशीय जलमार््ग प्राधिकरण (IWAI) और भारतीय शिपिंग कॉर्पोर�ेशन की एक सहायक कंपनी इनलैैंड एंड कोस्टल शिपिगं लिमिटेड 

(ICSL) द्वारा संयकु्त रूप से लागू किया जाएगा।
	 उद्देश्य: जलवाहक योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क और रेल मार््ग के बजाए माल ढुलाई के लिए जलमार्गगों के उपयोग को बढ़़ावा देना ह।ै इस योजना के तहत, 800 मिलियन 

टन किलोमीटर की मोडाल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए 95.4 करोड़ रुपये का निवश किया जाएगा।
	 समय सीमा: यह योजना शुरू मेें 3 वर््ष के लिए आरंभ की गई है।
	 रूट यानी प्रमखु मार््ग: योजना के तहत, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गगों और अंतर््रराष्ट्रीय प्रोटोकॉल मार्गगों पर निश्चित दिनो ंपर नौकायन सेवाएं चलाई जाएंगी। इसके लिए 

प्रमुख मार््ग निम्नलिखित हैैं:
	 NW-1: कोलकाता-पटना-वाराणसी-पटना-कोलकाता खंड के बीच,
	 NW-2: कोलकाता और गुवाहाटी मेें पाडुं के बीच, तथा
	 NW-16: इंडो बागं्लादेश प्रोटोकॉल रूट (IBPR) के माध्यम से कार्गो संचालन। 

	 प्रोत्साहन: इस योजना के तहत, कार्गो को जलमार््ग से ढोने पर होने वाले कुल खर््च का 
35 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाएगा। 

	 मानदंड: योजना के तहत उन व्यापारिक संस्था ओ ंको प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा, 
जो 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए अंतर्देशीय जलमार्गगों का उपयोग 
करके माल का परिवहन करती हैैं।

	 योजना का महत्त्व: 
	 लॉजिस्टिक लागत मेें कमी आएगी, 
	 सड़क एवं रेल मार््ग पर भीड़ कम होगी, और 
	 संध ारणीयता को बढ़ावा मिलेगा।

भारत मेें अतंर्देशीय जलमार््ग 
	 राष्ट्रीय जलमार््ग: देश मेें अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय जलमार््ग 

अधिनियम, 2016 के तहत 111 जलमार्गगों को राष्ट्रीय जलमार््ग (NW) घोषित किया 
गया ह।ै

	 कुछ महत्वपूर््ण राष्ट्रीय जलमार््ग हैैं- NW-1 (हल्दिया-इलाहाबाद गंगा-भागीरथी-
हुगली नदी प्रणाली पर), NW-2 (धबुरी-सदिया ब्रह्मपुत्र नदी पर), NW-16 
(बराक नदी), अन्य।

	 संस्थागत संरचना: भारतीय अतंर्देशीय जलमार््ग प्राधिकरण (IWAI) भारत मेें राष्ट्रीय 
जलमार्गगों के विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार ह।ै इसे IWAI अधिनियम, 1985 
के तहत स्थापित किया गया है।

अतंर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलेें 
	 स्के लिगं सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल््चर यूज (SSAAU): इसका उद्देश्य सोलर वाटर 

पंपो ंकी बढ़ती मागं को पूरा करना ह।ै  
	 ISA CARES: इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशो ंमेें स्वास्थ्य क्षेत्रक के 

लिए इनोवटिव और विश्वसनीय सौर ऊर््जजा समाधान प्रदान करना है।
	 हीटिगं और कूलिगं सिस्टम्स को सौर ऊर््जजा से जोड़ने का कार््यक्रम: इसका उद्देश्य सदस्य 

देशो ंमेें वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत््रोों  की बढ़ती हीटिंग और कूलिंग मागं को 
सौर ऊर््जजा से पूरा करना ह।ै

	 ग्लोबल सोलर फैसिलिटी: COP-27 मेें शरुू की गई ग्लोबल सोलर फैसिलिटी का उद्देश्य 
अफ्रीका के उन हिस््सोों  मेें सौर ऊर््जजा के इस्तेमाल को बढ़़ावा देना है, जहा ंअभी तक सौर 
ऊर््जजा का ज्यादा विकास नही ंहुआ है। 
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ISA फ्रे मवर््क  समझौता 2017 मेें लागू हुआ था। 2020 मेें ISA फ्रे मवर््क  समझौते मेें एक संशोधन किया गया था, जिससे संयकु्त राष्टट्र के सभी सदस्य देश अतंर््रराष्ट्रीय सौर 
गठबंधन (ISA) का सदस्य बनने के लिए पात्र हो गए। 
अतंर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे मेें 

	 इसका मखु्यालय भारत के गुरुग्राम मेें स्थित है। 
	 उत्पत्ति: इसकी घोषणा 2015 मेें पेरिस मेें आयोजित UNFCCC COP-21 के 

दौरान की गई थी। यह भारत और फ््राांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल ह।ै
	 उद्देश्य: इस पहल का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर््जजा के उपयोग को बढ़ावा देकर जलवाय ु

परिवर््तन से निपटने के प्रयासो ंमेें तालमेल बिठाना ह।ै 
	 मिशन: इस पहल को ‘टुवर््डड््स 1000’ रणनीति मार््गदर््शन प्रदान करती है। इस 

रणनीति के निम्नलिखित लक्ष्य हैैं: 
	 2030 तक सौर ऊर््जजा के लिए 1,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवश जटुाना; 
	 1,000 मिलियन (1 बिलियन) लोगो ंको स्वच्छ ऊर््जजा प्रदान करना; तथा
	 1,000 गीगावाट की सौर ऊर््जजा क्षमता स्थापित करना।

	 ISA असेेंबली: यह अतंर््रराष्ट्रीय सौर गठबंध न मेें निर््णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था ह।ै यह ISA के फ्रेम वर््क  समझौत ेको दिशा देने और उसे लागू करने मेें महत्वपूर््ण भूमिका 
निभाती है।

	 सदस्य: अब तक 120 देश इसके फ्रेम वर््क  समझौत ेपर हस्ताक्षर कर चुके हैैं। इनमेें से 104 देश इसकी अभिपुष्टि करने के पश्चात ्इसके पूर््ण सदस्य बन गए हैैं।
अतंर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन का महत्त्व

	 इस पहल के जरिए लघु और मध्यम आकार के सोलर फार्मम्स को वित्त-पोषण और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता ह।ै इस तरह इससे ग्लोबल वार्ममिंग को रोकने मेें मदद 
मिलती है तथा संधारणीय सौर ऊर््जजा आधारित कूलिगं प्रौद्योगिकियो ंके उपयोग को भी बढ़ावा मिलता ह।ै

	 इसमेें वैश्विक कार््बन उत्सर््जन को प्रति वर््ष 1000 मिलियन टन तक कम करने की क्षमता ह।ै
	 यह पहल ऊर््जजा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर््जजा के साथ-साथ भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर््जन के लक्ष्य को प्राप्त करने मेें मदद करेगी।
	 यह पहल लागत-प्रभावी और सहयोगी विकास मॉडल के माध्यम से बड़़े पैमाने पर सौर ऊर््जजा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी, जिससे वैश्विक सौर ऊर््जजा बाजार का निर््ममाण 

सुनिश्चित होगा।
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CPTPP इंडो-पैसिफिक क्षेत्र मेें एक व्यापार समहू ह।ै यनूाइटेड किंगडम 
(UK) इस व्यापार समूह मेें शामिल होने वाला पहला यरूोपीय देश बन गया है।

	 गौरतलब ह ैकि 2023 मेें CPTPP के पक्षकारो ंऔर यनूाइटेड किंगडम के 
बीच सदस्यता प्राप्ति प्रोटोकॉल यानी एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए 
गए थ।े इससे CPTPP मेें यनूाइटेड किं गडम के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू 
हो गई थी।

CPTPP के बारे मेें
	 उत्पत्ति: यह प्रशातं क्षेत्र का एक मकु्त व्यापार समझौता ह।ै इस पर मार््च, 

2018 मेें चिली के सैैंटियागो मेें मलू रूप से 11 देशो ंने हस्ताक्षर किए थ।े 
उस समय इसे ट््रराांस-पैसिफिक पार््टनरशिप (TPP) का नाम दिया गया था। 
वर््ष 2017 मेें संयकु्त राज्य अमेरिका TPP से अलग हो गया।  

	 बाद मेें शेष बचे सदस्य देशो ंने एक अलग CPTPP पर समझौता किया 
और इसमेें TPP के प्रावधानो ंको शामिल किया गया। इसके बाद 30 
दिसंब र, 2018 को CPTPP लागू हुआ।

	 सदस्य: यनूाइटेड किंगडम को मिलाकर इसमेें कुल 12 सदस्य देश शामिल 
हैैं। इसके अन्य सदस्य हैैं- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैैंड, ब्रुनेई, 
चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिगंापुर और वियतनाम।

	 महत्त्व: इसके सदस्य देशो ंका कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वैश्विक 
GDP का लगभग 15% है। यह ट््ररेड ब्लॉक अपने सदस्य देशो ंके उत्पादो ं
को 500 मिलियन से अधिक लोगो ंवाले विशाल बाजार तक पहुुंच प्रदान 
करता ह।ै

भारत के लिए CPTPP जैसे बहुपक्षीय व्यापार समूहो ंका महत्त्व
	 हाल ही मेें, नीति आयोग के CEO न ेभारत को CPTPP और क्षेत्रीय 

व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) जैसे व्यापार समूहो ंमेें शामिल होने का 
समर््थन किया ह।ै इसके लिए उन््होों ने निम्नलिखित तर््क  दिए हैैं:

	 आर्थिक अवसर: ये व्यापार समूह भारत को नए बाजारो ं मेें प्रवश का 
अवसर प्रदान करत ेहैैं। इसके अलावा, ये “चाइना प्लस वन” रणनीति से 
लाभ उठाने मेें भी मदद कर सकते हैैं।

	निर््यया त के लिए विशाल बाजार: ये व्यापार समूह अपने सदस्य देशो ं के 
आयात पर कम टैरिफ लगाते हैैं। इससे भारतीय उत्पादो ं को भी कम 
टैरिफ पर एशिया-प्रशातं क्षेत्र के विस्तृत बाजार मेें प्रवेश का अवसर मिल 
जाएगा। इससे भारतीय निर््ययात को बढ़़ावा मिलेगा। 

	♦ इसका सबसे अधिक लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 
(MSME) क्षेत्रक को मिलेगा, क््योोंकि  भारत के निर््ययात मेें इनकी 
हिस्सेदारी लगभग’ 40% ह।ै

RBI ने बिना किसी गिरवी या जमानत के कृषि ऋण की सीमा 
बढ़़ाई

हाल ही मेें भारत-ईरान-आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय परामर््श वार््तता संपन्न हुई। 
	 इस वार््तता के दौरान आर्मेनिया के प्रतिनिधियो ंने अपनी कनेक्टिविटी पहल, “क्रॉसरोडस् 

ऑफ पीस” के बारे मेें जानकारी दी।
“क्रॉसरोड्स ऑफ पीस” पहल के बारे मेें

	 यह एक महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ह।ै इसका उद्देश्य आर्मेनिया को उसके 
पड़़ोसी देशो ंसे अलग-अलग कनेक्टिविटी नेटवर््क  से जोड़ना ह।ै

	 आर्मेनिया के पड़़ोसी देश हैैं- तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया।
	 उद्देश्य: इन देशो ं के बीच सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, केबल और बिजली लाइन जसैी 

महत्वपूर््ण अवसंरचनाओ ंका विकास और उनमेें सुधार करना है। इससे इन देशो ंके बीच 
वस्तुओ,ं ऊर््जजा और यात्रियो ंकी सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी।

	 इस पहल का उद्देश्य कैस्पियन सागर को भमूध्य सागर से और फारस की खाड़़ी को काला 
सागर से आसान और अधिक दक्ष परिवहन लिंक के माध्यम से जोड़ना है।

RBI के इस कदम का उद्देश्य किसानो ं को बेहतर वित्तीय पहुुंच प्रदान करना है। 
इससे किसानो ंको बिना कुछ गिरवी रखे खेती-बाड़़ी से जड़ुी गतिविधियो ंऔर अन्य 
विकासात्मक जरूरतो ंको पूरा करने के लिए पर््ययाप्त मात्रा मेें एवं आसानी से ऋण मिल 
सकेगा।
बैैंको ंको दिए गए प्रमुख निर्देशो ंमेें निम्नलिखित शामिल हैैं:

	 कृषि से संबद्ध गतिविधियो ंके लिए ऋण सहित जमानत-मुक्त कृषि ऋण की 
सीमा को प्रति ऋणी मौजदूा 1.6 लाख रुपये से बढ़़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया 
गया ह।ै

	 इन संशोधित निर्देशो ंको 1 जनवरी, 2025 से लागू करने की सिफारिश की गई 
ह,ै ताकि किसानो ंको शीघ्र वित्तीय सहायता मिले।

	 बैैंको ंको कहा गया है कि वे किसानो ंऔर अन्य हितधारको ंको इन नए निर्देशो ंके 
बारे मेें सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।

ऋण की सीमा मेें वृद्धि का महत्त्व
	 ऋण की उपलब्धता मेें वृद्धि: इससे विशेष रूप से लघु और सीमातं किसानो ंको 

ऋण प्राप्त करने मेें आसानी होगी। गौरतलब है कि वर््तमान समय मेें कृषि क्षेत्रक 
मेें लघु एवं सीमातं किसानो ंकी हिस्सेदारी 86% से अधिक ह।ै

	 ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना: ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाकर 
KCC (किसान क्रे डिट कार््ड) ऋण के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया 
जाएगा। 

	 वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा: इससे ग्रामीण कृषक समुदाय तक औपचारिक 
वित्तीय पहुुंच का विस्तार होगा तथा ऋण-आधारित आर्थिक विकास को बढ़़ावा 
मिलेगा। इससे संध ारणीय कृषि के लिए सरकार के दीर््घकालिक दृष्टिकोण को 
साकार करने मेें भी मदद मिलेगी।

कृषि हेतु ऋण से जड़ेु प्रमखु मदु्दे: इसमेें अल्पकालिक फसल ऋणो ंपर पर््ययाप्त ध्यान न 
देना, ऋण माफी के कारण बढ़ता राजकोषीय बोझ, गैर-संस्था गत ऋण पर अत्यधिक 
निर््भरता आदि शामिल हैैं।

यूनाइटेड किगडम ‘कॉम्प्रिहेेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेेंट फॉर 
ट््राांस-पैसिफिक पार््टनरशिप (CPTPP)’ मेें शामिल हुआ 

कृषि क्षेत्रक मेें ऋण प्रवाह बढ़़ाने के लिए अन्य पहलेें 
	 प्राथमिक कृषि ऋण समितिया ं(PACS): जमीनी स्तर पर सहकारी ऋण 

समितियो ंको बढ़़ावा देने हेत।ु
	 किसान क्रे डिट कार््ड (KCC) योजना: इसका उद्देश्य किसानो ंको उनके कृषि 

संबंध  ी कार्ययों के लिए पर््ययाप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराना है।
	 संशोधित ब्याज अनदुान योजना: इसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध  गतिविधियो ंके लिए 

किसानो ंको रियायती ब्याज दर पर अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराना ह।ै
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“क्रॉसरोड््स ऑफ पीस” पहल

अन्य सुर््ख़ख़ियां 

मैैंगनीज (Mn)  

वैज्ञानिको ंके एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पानी मेें मैैंगनीज (Mn) संदूषण की 
वजह से बिहार राज्य मेें गंगा के मैदानी इलाको ंमेें रहने वाले लोगो ंमेें कैैं सर हो रहा है।
मैैंगनीज (Mn) के बारे मेें 

	 पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातओु ंकी सूची मेें मैैंगनीज का पाचंवा ंस्थान ह।ै यह 
मुख्यतः ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट के रूप मेें पाई जाती ह।ै 

	मै ैंगनीज इस्पात बनाने की प्रक्रिया का एक अनिवार््य घटक है।
	 यह भोजन, जल, मृदा और चट्टान मेें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले घटक के रूप 

मेें मौजदू है।
	 यह एक ‘एसेेंशियल ट््ररेस एलिमेेंट’ ह ैजो शरीर के होमियोस्टैसिस (आतंरिक संतलुन) 

को बनाए रखने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाता ह।ै
	 इसकी उच्च मात्रा मनषु््योों  के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
	 भूजल मेें Mn संदूषण का स्रोत: 

	 मानवजनित: औद्योगिक प्रदूषण 
	जि योजनिक: Mn का तलछटी या आग्नेय चट्टानो ंमेें जमाव।
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कोयला मं त्रालय के मार््गदर््शन मेें, कोल इंडिया की सिंगरौली स्थित शाखा नॉर््दर््न कोलफील््ड््स 
लिमिटेड ने ‘चरक’ पहल का शुभारंभ किया ह।ै
चरक पहल के बारे मेें

	 इसका उद्देश्य सिगंरौली क्षेत्र मेें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गगों से संबंधित उन रोगियो ंका 
मफु्त मेें इलाज करना है, जो चिन्हित जानलेवा बीमारियो ंसे पीड़़ित हैैं।

	 इसके अतंर््गत कैैं सरजनक स्थिति, टीबी और संबं  धित जटिलताएं, HIV और उससे संबं  धित 
जटिलताएं, अंग प्रत्यारोपण, तंत्रि का संबंध  ी विकार, संयोजी ऊतक विकार आदि शामिल हैैं।

सिगंरौली कोयला क्षेत्र के बारे मेें
	 यह क्षेत्र मध्य भारत मेें सोन महानदी मास्टर बेसिन के सबसे उत्तरी भाग मेें स्थित है। 
	 इसका अधिकाशं हिस्सा मध्य प्रदेश के सिगंरौली जिले मेें पड़ता है और एक छोटा सा हिस्सा 

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले मेें पड़ता है।
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मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो प््राांत की राजधानी पेम्बा और फ््राांसीसी ओवरसीज क्षेत्र ‘मायोट’ मेें 
‘चिडो’ चक्रवात का लैैंडफॉल हुआ।
चिडो चक्रवात के बारे मेें

	 चक्रवात कम वायदुाब वाले क्षेत्र के आसपास वायमंुडलीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न होत ेहैैं। 
चक्रवात के दौरान वाय ुपरिसंचरण तेज और प्रबल हो जाता है। ये हवाएं कई बार विनाशकारी 
साबित होती हैैं।

	 उष्णकटिबंध ीय विक्षोभ चिडो दक्षिण-पूर्वी हिदं महासागर बेसिन मेें उत्पन्न हुआ था।
	 चक्रवात चिडो पिछले 90 वर्षषों मेें मायोट द्वीप पर आने वाला सर््ववाधिक तीव्र उष्णकटिबंध ीय 

चक्रवात था।
	 इसे श्रेणी-4 के चक्रवात के रूप मेें वर्गीकृत किया गया था। इस श्रेणी के चक्रवात मेें हवा की 

गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा या 136 मील प्रति घं टे से अधिक होती ह।ै
चक्रवातो ंकी अन्य श्रेणियां

	 श्रेणी-1: हवा की गति 120-150 कि.मी./घं टा; 
	 श्रेणी-2: हवा की गति 150-180 कि.मी./घं टा; 
	 श्रेणी-3: हवा की गति 180-210 कि.मी./घं टा; और 
	 श्रेणी-5: हवा की गति 250 कि.मी./घं टा और उससे अधिक।

चिडो चक्रवात (Cyclone Chido)

हाल ही मेें, तफूान की वजह एक रूसी टैैंकर टूट गया। इससे केर््च स्ट्रेट जलमार््ग मेें तेल का रिसाव हो 
गया।

	 दो भूखंडो ंके बीच के संकरे जलमार््ग को स्ट्रेट यानी जलडमरूमध्य कहा जाता है। इस तरह का 
जलमार््ग दो बड़़े जल निकायो,ं जैसे कि दो सागरो ंको जोड़ता है।

	 केर््च स्ट्रेट के बारे मेें
	 अवस्थिति: यह क्रीमिया प्रायद्वीप के पूर्वी भाग मेें स्थित ह।ै यह काला सागर और आज़़ोव 

सागर को जोड़ता ह।ै  
	 महत्त्व: इसी जलडमरूमध्य के माध्यम से रूस मेें उत्पादित अनाज, कच्चे तले, ईंधन, LNG 

आदि का मुख्य रूप से निर््ययात होता है।

केर््च जलडमरूमध्य या केर््च स्ट्रेट

डेमोक्रेटि क रिपब्लिक ऑफ कागंो मेें हाल ही मेें फैले एक रहस्यमयी रोग के कारण डिजीज एक्स के 
खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है।
डिजीज एक्स के बारे मेें

	 यह एक काल्पनिक रोग को संदर्भित करता ह।ै इसमेें एक ऐसा अज्ञात रोगजनक होता है जिसमेें 
वैश्विक महामारी पैदा करने की क्षमता होती ह।ै

	 डिजीज एक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2018 मेें प्राथमिकता वाले रोग की 
सूची मेें शामिल किया था। यह सूची उभरती बीमारियो ंके जोखिमो ंपर ध्यान केें द्रित करने के 
लिए तयैार की गई ह।ै 

	 कोविड-19 को डिजीज एक्स का पहला उदाहरण माना जाता ह।ै
डिजीज एक्स का अनुमान लगाने से जड़ुी चुनौतिया ं

	 अत्यंत जटिल उद्भव: जसेै कि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध, जैविक हथियारो ंका खतरा, 
प्रयोगशालाओ ंमेें दरु््घटनावश संक्रमण फैलना, आदि।

	 जलवाय ुपरिवर््तन के कारण वेक्टर जनित रोगो,ं विशेष रूप से मलेरिया के भौगोलिक दायरे मेें 
परिवर््तन हो रहा है। 

डिजीज एक्स (Disease X)

चरक/ CHARAK (कम्युनिटी हले्थ: ए रसे्पपोंसिव एक्शन फॉर 
कोयलांचल) पहल  

झारखंड की बिरहोर जनजाति पहली बार बाल विवाह के खिलाफ आदंोलन मेें सम्मिलित हुई।
बिरहोर जनजाति के बारे मेें

	 यह जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) मेें सूचीबद्ध ह।ै यह एक 
अर््ध-घुमंतू जनजातीय समुदाय ह।ै इसके अधिकतर सदस्य भरण-पोषण के लिए मुख्यतः वनो ं
पर निर््भर हैैं।

	 यह जनजाति बिरहोर भाषा बोलती ह,ै जो ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार की भाषाओ ंके मुं डा 
समहू से संबं  धित ह।ै

	 इनकी भाषा संताली, मुं डारी और हो भाषा से मिलती-जलुती ह।ै
	 यह जनजाति झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल मेें पाई जाती ह।ै

बिरहोर जनजाति

हाल ही मेें, एक प्रतिष्ठित क्लाउड प्रोवाइडर फर््म ने AI हेत ुडायमं ड कूलिंग सिस्टम के लिए एक 
अनुबंध  पर हस्ताक्षर किए हैैं।
डायमंड कूलिगं टेक्नोलॉजी के बारे मेें

	 आकाश सिस्टम्स द्वारा विकसित इस नवीनतम सेमीकंडक्टर चिप मेें 2200 W/mK की उच्च 
थर््मल चालकता वाला सिथेंटिक डायमंड एकीकृत किया गया ह।ै यह उच्च थर््मल चालकता चिप 
को अधिक कुशलता से ठंडा रखने मेें मदद करती है।

	 इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैैं: 
	ग्राफि क्स प्रोसेसिंग यनूिट (GPU) चिप्स से हीट को कम करना,
	 थर््मल थ्रॉटलिंग को कम करना, और 
	 चिप्स की ओवरक्लॉकिं ग क्षमताओ ंको 25% तक बढ़़ाना।

	 इसके निम्नलिखित फायदे हैैं: 
	 यह ऊर््जजा दक्षता मेें सुधार करती ह,ै 
	 GPU हॉटस्पॉट तापमान को 10°-20°C तक कम करती ह,ै 
	 पंखे की ऊर््जजा खपत मेें 90% तक कमी लाती ह,ै और 
	 डेटा सेेंटर््स मेें संध ारणीयता को बढ़ावा देती ह।ै

डायमंड कूलिंग 

भारत, फ््राांस और संयकु्त अरब अमीरात (UAE) ने अरब सागर के ऊपर “डेजर््ट नाइट” यदु्धाभ्यास 
आयोजित किया।
डेजर््ट नाइट यदु्धाभ्यास के बारे मेें

	 यह त्रिपक्षीय हवाई यदु्धाभ्यास ह।ै इसका उद्देश्य जटिल यदु्ध स्थितियो ंमेें तीनो ंदेशो ंकी वाय ु
सेनाओ ंके बीच बेहतर तालमेल को बढ़़ावा देने का अभ्यास करना था।

	 इस अभ्यास मेें भारतीय वाय ुसेना (IAF) के सुखोई-30MKI और जगुआर जैसे विमानो ं
ने भाग लिया।

	 फ््राांसीसी राफेल जेट और UAE के F-16 लड़़ाकू विमानो ं को UAE के अल धफरा 
एयरबेस पर तनैात किया गया था।

	 यह यदु्धाभ्यास इंडो-पैसिफिक और फारस की खाड़़ी जसेै महत्वपूर््ण सामरिक क्षेत््रोों  मेें तीनो ंदेशो ं
के बीच रक्षा संबंधो ंको मजबूत करेगा।

डेजर््ट नाइट युद्धाभ्यास 2024

हाल ही मेें भारत ने सात अन्य देशो ंके साथ मिलकर फैशन और निर््ममाण उद्योगो ंके लिए एक नई  पहल 
शुरू की ह।ै 
नई पहल के बारे मेें 

	 इसे वैश्विक पर््ययावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित “आपूर्ति श््रृृंखलाओ ं से खतरनाक 
रसायनो ंको खत्म करने के लिए एकीकृत कार््यक्रम” से फंड प्राप्त होगा। 

	 यह 6 साल का कार््यक्रम ह।ै 
	 पहल के सदस्य: कंब ोडिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, भारत, मं गोलिया, पाकिस्तान,    पेरू तथा 

त्रिनिदाद एंड टोबगैो।
	 उद्देश्य: आपूर्ति श््रृृंखलाओ ंमेें सुधार लाकर फैशन (वस्त्र) और निर््ममाण उद्योगो ंको बदलना, ताकि 

इन क्षेत्रको ंसे पर््ययावरण पर पड़ने वाले प्रभावो ंको कम किया जा सके।
	 यह पहल निम्नलिखित प्रयासो ंको बढ़ावा देगी:

	♦ रिजनेरेटिव डिजाइन, 
	♦ गैर-नवीकरणीय सामग्रियो ंकी जगह नवीकरणीय सामग्रियो ंका उपयोग;
	♦ उत्पादन मेें संसाधन दक्षता।

फैशन और निर्माण क्षेत्र की आपूर््तति श््रृृंखलाओं को नई दिशा दनेे की 
पहल
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